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27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: महाराष्ट्र में सूखा
1150. श्री राजकुमार धूतः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) महाराष्ट्र के कौन-कौन से जिले लगभग प्रतिवर्ष सूखे का सामना करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य के इन जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई
कार्य-योजना तैयार की है;

(ग)  यदि हां,  तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और   
(घ) महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में सूखे की समस्या को कम करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज)
(क) वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक महाराष्ट्र सरकार ने केवल 2014-15 और 2015-16 के दौरान सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता मांगने के लिए भारत सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इन दो वर्षों के दौरान सूखा प्रभावित घोषित किए गए जिलों के नाम अनुबंध-। पर प्रस्तुत हैं। 
(ख) से (घ) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद के माध्यम से देश में 623 जिलों के लिए विस्तृत फसल आकस्मिकता योजना तैयार की है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सीआरआईडीए तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से प्रत्येक जिले की आकस्मिकता योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ उन्हें अद्यतन बनाएं। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि मानसून के विलंबित आगमन, दीर्घकालिक सूखे की स्थिति, छिटपुट वर्षा, सूखे की परिस्थितियों, आकस्मिकता योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए बीजों तथा अन्य आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निमित्त इन आकस्मिकता योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थान विशेष पर उपचारात्मक उपाए करें। 
जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के प्रयोजनार्थ  डीएसी एंड एफडब्ल्यू जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम को 'हर खेत को पानी' अभियान के साथ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा विशेष रूप से प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य के साथ जल उपयोग कौशल में सुधार करने के प्रयोजनार्थ बनाया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य यह भी है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित मौजूदा कुछ स्कीमों में से स्रोत सृजन, वितरण, प्रबंधन,  फील्ड अनुप्रयोग और विस्तार कार्यकलापों से संबंधित समस्याओं का पूर्णरूपेण समाधान किया जाए।  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को सलाह देता है कि वे अंतरस्थाने आर्द्रता संरक्षण, कृषि तालाबों के माध्यम से कृषि जल संचयन आदि, रिज फरो, बोर्ड बेड फरो, कृषि अभ्यास संवर्धन, बीज ड्रिल/ड्रम सीडर के माध्यम से प्रत्यक्ष बीजकृत चावल के समावेश, सहभागी धान/स्वर्ण उप-। जैसी धान की अल्पकालिक एवं दबाव सहिष्णु प्रजातियों के उपयोग,  दलहन/तिलहन/मोटे अनाज सहित अंतरफसलन एवं मिश्रित फसलन, जैविक-यूरिया, केसीएल, केएनओ3, हाइड्रोजेल और मल्चिंग आदि जैसे सूखा न्यूनीकरण रसायनों के छिड़काव से संबंधित तकनीकों को अपनाएं। तथापि, कृषि राज्य का विषय होने के कारण किसानों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें फसल से संबंधित नुकसानों पर काबू पाने के लिए विभिन्न तकनीकों से अवगत कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
रा.स.अता.प्र.सं.1150
अनुबंध-I

"महाराष्ट्र में सूखा" विषय से संबंधित दिनांक 27.07.2018 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1150  के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध
	वर्ष
	जिलों का नाम 

	2014-15
	खरीफ (26 जिले)
नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, सतारा, औरंगाबाद, जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, यवतमाल, वाशिम, अमरावती, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गडचिरोली।

	2015-16
	खरीफ (21 जिले)
नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, यवतमाल, नागपुर, गडचिरोली
खरीफ पूरक (10 जिले)
अमरावती, अकोला, वाहिम, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गडचिरोली
रबी (2 जिले)
अहमदनगर, सोलापुर
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